
तमिल भारतीय राजनयिकों से "13वां संशोधन"
शब्द सुनकर थक गए हैं - यह एक मजाक बन गया
है।

13वें संशोधन को लेकर 34 साल से

कोरी बयानबाजी और खोखले वादे किए

जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी अमल में

नहीं आया.

NEW YORK, NEW YORK, UNITED

STATES, October 7, 2021

/EINPresswire.com/ -- 

पिछले चौंतीस वर्षों में हर बार

भारत से प्रतिनिधि श्रीलंका आए

हैं, वे कहते हैं "13 वां संशोधन",

जिसमें विदेश सचिव हर्षवर्धन

श्रृंगला का पिछला सप्ताह भी शामिल

है।

१९८७ में भारत-लंका समझौते और १३वें संशोधन के नाम पर लिबरेशन तमिल टाइगर्स सहित

प्रत्येक तमिल उग्रवादी ने अपने हथियार सौंप दिए। भारत और श्रीलंका के सह-दानकर्ता

देशों ने पूर्ण कार्यान्वयन का वादा किया।

सोनिया गांधी ने 2009 के चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में तमिलों से कहा था कि युद्ध

समाप्त होते ही 13 प्लस को लागू कर दिया जाएगा।

यहां तक कि यूएनएचआरसी के प्रस्ताव में भी उल्लेख किया गया है कि 13वें संशोधन को लागू

किया जाना चाहिए।

सभी भारतीय नेताओं ने "13वां संशोधन" शब्द कहा।

सीएम करुणानिधि, मंत्री सीतामपरम, भारतीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रणब मुखर्जी,

सुषमा स्वराज, सुब्रह्मण्यम जयशंकर, जे. एन. दीक्षित, एम. के. नारायणन, और शिवशंकर मेनन,

साथ ही राजीव गांधी के बाद से भारत के हर प्रधान मंत्री-वाजपेयी, मैमोन सिंह, और नरेंद्र

मोदी- सभी ने "13वें संशोधन," इस खाली मंत्र का आह्वान किया है।
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यह अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों के बीच एक चल रहा मजाक बन गया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी लागू

नहीं किया गया है जो तमिलों को सुरक्षा प्रदान करने के करीब भी आता है।

यह तथाकथित 13वां संशोधन श्रीलंका सरकार द्वारा भारत-लंका समझौते के अपने संस्करण के

रूप में बनाया गया था। भारत ने तमिलों पर संशोधन को मजबूर किया। इसे तमिलों से कभी कोई

आशीर्वाद नहीं मिला। दरअसल 1987 में तमिल नेता अमिरथलिंगम और उनकी पार्टी ने संशोधन को

पूरी तरह खारिज कर दिया था।

भारत-लंका समझौता मानता है कि "उत्तरी और पूर्वी प्रांत श्रीलंकाई तमिल भाषी लोगों के

ऐतिहासिक निवास के क्षेत्र रहे हैं, जो अब तक इस क्षेत्र में अन्य जातीय समूहों के साथ

एक साथ रहते हैं।"

लेकिन श्रीलंका ने अपनी कंगारू अदालत का इस्तेमाल किया और 13वें संशोधन के पहले

महत्वपूर्ण हिस्से को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य तमिल भाषी प्रांतों के बीच

उत्तर-पूर्वी प्रांतों की प्रांतीय संप्रभुता स्थापित करना और उनकी सुरक्षा की रक्षा

करना था।

भारत-लंका समझौता कहता है कि "भारत सरकार उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में रहने वाले सभी

समुदायों की भौतिक सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करेगी," लेकिन भारत ने

कभी भी 146,000 तमिलों की हत्याओं को रोकने की कोशिश नहीं की, हजारों लोगों का बलात्कार

तमिलों की, या अनगिनत अन्य अत्याचारों की।

भारत ने कुछ नहीं किया और देखा कि श्रीलंका ने ९०,००० तमिल महिलाओं को विधवाओं में बदल

दिया, ५०,००० बच्चों को अनाथ छोड़ दिया, और १४६,००० तमिलों का नरसंहार किया, जबकि अन्य

२५,००० लापता हो गए।

वास्तव में, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बिना किसी प्रतिबंध के श्रीलंका को तमिलों की

अधिक हत्याएं करने की अनुमति देना चाहती थीं। लेकिन ओबामा प्रशासन ने वन्नी से तमिल

टाइगर्स को निकालने के लिए जहाज भेजने की कोशिश की ताकि नरसंहारों को रोका जा सके।

13वें संशोधन को लेकर 34 साल से कोरी बयानबाजी और खोखले वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ

भी अमल में नहीं आया.

वास्तव में, श्रीलंका ने भारत-लंका समझौते का उल्लंघन किया और इसके प्रावधानों को

छीनकर और समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को लागू करने से इनकार करके समझौते का

अपमान किया।

विग्नेश्वरन और सम्पंथन सहित हर तमिल राजनेता अपने आलोचकों को दबाने के लिए "13" की बात

करते हैं, और भारत श्रीलंका से जो कुछ भी चाहता है उसे पाने के लिए श्रीलंका को धमकी

देने के लिए "13" का आह्वान करता है।

हालाँकि, "13" शब्द ने श्रीलंका को भयभीत नहीं किया या उसे कार्य करने के लिए प्रेरित

नहीं किया। अब भारत हार गया है क्योंकि चीन श्रीलंका और इस क्षेत्र में, भारत के



पिछवाड़े में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स कर रहा है।

तमिलों को अब भारत पर भरोसा नहीं है।

श्रीलंका में तमिल केवल तभी हंस सकते हैं जब श्री सम्पंथन "13" शब्द कहें और संशोधन की

बात करें।

यह दर्शाता है कि भारत के पास इतना मजबूत नेतृत्व नहीं है कि वह तमिलों को उनकी

राजनीतिक जरूरतों में मदद कर सके या संकट को हल करने में मदद कर सके।

यह समय तमिलों के लिए श्रीलंकाई आक्रमण और उत्पीड़न से खुद को मुक्त करने के अन्य

तरीकों के बारे में सोचने का है। भारत ने जाहिर तौर पर तमिल लोगों और तमिल मातृभूमि के

विचार को त्याग दिया है।
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